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___________________________________________________________________________________  

अधूरा वा>य। @जन मामलC मD नमूने उन GHIयC कK अनुपMNथPत मD Hलए गए हC, उनमD NवाTमUव, मूल और Tमलावट के Hलए 

दाPयUव Pकस पर आएगा, यह NथाPपत करने कK कYठनाइयां इतनी Nप] ह̂ Pक इसका PवNतार से वण_न करने कK आव`यकता 

नहa है। सcमान के साथ म̂ यह मानना है Pक Pवdेता, eेषक या eाgतकता_ hारा नमूना देने से इनकार करने या Nथान से 

जानबूझकर या चालाकK से हट जाने को रोकथाम नहa माना जाएगा, यह Pवचार वाNतव मD कानून के मूल उlे`य और वNतुm 

को कमजोर करने कK Yदशा मD जाता है। इसHलए, म̂ ऐसे eNताव से Pवनp असहमPत दज_ करता qँ। 

(21) उपरोI चचा_ के आलोक मD, म̂ Hसsांत और पूवा_धार पर यह मानता qँ Pक Pबशन दास तेलु राम के मामले का Pनण_य 

गलत तरीके से Pकया गया है और यहाँ उसे PनरNत करता qँ। 

(22) याTचकाकता_ कK ओर से Yदया गया तक_  Pक अuभयोजन के आरोप पर ही, कोई अपराध Hसs नहa होता है, इस 

eकार अMNथर है और यहाँ खा/रज Pकया जाता है। याTचका खा/रज कK जाती है और मामला परीxण yयायालय को 

शीz Pनपटारे के Hलए वापस भेजा जाता है। 

के.ट{.एस. 

पुनरीxण HसPवल 

हरबंस लाल, जे. के समx 

जे. एस. अरोड़ा (डॉ.) (जे. डी.) - याTचकाकता_ 

बनाम 

जे. एस. अरोड़ा (eोफ.) और अyय-(डी. एच.) -ePतवाद{ 

HसPवल संशोधन सं�या 1977 का 1056 

27 माच_ 1978  

पूव� पंजाब शहरी Pकराया ePतबंध अTधPनयम (III का 1949) जैसा Pक पूव� पंजाब शहरी Pकराया ePतबंध (चंडीगढ़ 

संशोधन) अ�यादेश (14 का 1976) hारा संशोTधत-धाराए ँ13, 13-ए, 15, 17 और 18-बी- अ�यादेश के संचालन के दौरान 

पा/रत Pन�कासन आदेश- अ�यादेश का समय सीमा समाgत होने के बाद-Pन�कासन आदेश->या Pन�पादन यो�य बन जाता है-

धारा 13-ए के तहत आदेश->या इसे धारा 13 के तहत एक आदेश माना जा सकता है। 

यह माना गया Pक पूव� पंजाब शहरी Pकराया ePतबंध (चंडीगढ़ संशोधन) अ�यादेश 1976 कK पूरी योजना और उसके 

आव`यक उlे`य को देखते �ए, यह नहa कहा जा सकता Pक अ�यादेश को बनाकर, कानून Pनमा_ता ने Nथायी या द{घ_काHलक  



जे. एस. अरोरा (डॉ>टर) बनाम जे. एस. अरोड़ा (eोफ.) और अyय-(हरबंस लाल जे ) 

Nव�प का नया और कठोर Pन�कासन का अTधकार सृ@जत करना चाहा। अ�यादेश कK धारा 2 से यह Nप] है Pक धारा 5 के 

अ�यादेश के तहत मकान माHलकC को eद� Pन�कासन और तUकाल क�जा eाgत करने के अTधकार, @जyहD पूव� पंजाब शहरी 

Pकराया ePतबंध अTधPनयम 1949 के eावधानC के अधीन Pकया गया था, केवल अ�यादेश के संचालन कK अवTध के Hलए ही 

सुPनu�त Pकए गए थे, न Pक उसके बाद। अNथायी Pवधान के प/रMNथPतयC और पृ�भूTम से Nप] है Pक अगर अ�यादेश कK 

अवTध के दौरान कोई मकान माHलक अपने प/रसर को Pकरायेदार के साथ प�े पर लेने मD सफल हो गया था, Pन�कासन का 

आदेश वाNतव मD, और त�याUमक �प से, इसके ता�क�क अंत तक प�ँचाया गया था, Pकरायेदार को पुनः उस द{ गई संपH� 

मD बहाल करने का अTधकार पुनज�Pवत नहa होगा। हालांPक, @जन मामलC मD धारा 13-ए के तहत Pकराया Pनयं�क hारा 

Pन�कासन का आदेश पा/रत Pकया गया था लेPकन वह Pन�पाYदत नहa �आ था >यCPक Pकरायेदार PववाYदत प/रसर मD क�जा 

मD बना �आ था, ऐसे मामलC मD आदेश कK अवTध को अ�यादेश के NवचाHलत अंत के बाद PवNता/रत नहa Pकया जा सकता। 

(अनु�छेद 6) 

यह Pनधा_/रत Pकया गया Pक जहाँ अTधPनयम कK धारा 13 के अंतग_त भूNवामी और Pकरायेदार दोनC को अपने-अपने दावC 

को साPबत करने और NथाPपत करने के Hलए सा�य eNतुत करने का अTधकार और दाPयUव होता है जब तक Pक Pन�कासन 

के Hलए याTचका का Pनण_य नहa हो जाता, एक संuxgत ePdया का eावधान अ�यादेश कK धारा 6 hारा मूल अTधPनयम मD 

धारा 18-बी जोड़कर Pकया गया था और यह Nप] �प से Pनधा_/रत Pकया गया था Pक Pकरायेदार को कोई भी सा�य eNतुत 

करने का अTधकार नहa होगा, Hसवाय जब रDट कं�ोलर hारा Pवशेष �प से eदान Pकया जाए। आगे, धारा 13-ए के उlे`यC 

के Hलए रDट कं�ोलर को छोटे मामलC के yयायालय कK ePdया का पालन करना होगा। Pकरायेदार को उसके अपील के 

अTधकार से भी वंTचत Pकया गया था, जो उसे अyयथा अTधPनयम कK धारा 15 के तहत eाgत था। अTधकार कK eकृPत और 

उस पर Pकए गए Pनण_य के तरीके को देखते �ए, धारा 13ए के तहत Pन�कासन के आदेश को अTधPनयम कK धारा 13 के 

तहत के एक के �प मD माना नहa जा सकता है। धारा 13ए के तहत आदेश एक PवHश] और Nवतं� आदेश है @जसका धारा 

13 से कोई संबंध नहa है। इस eकार, अTधPनयम कK धारा 13(1) के अंतग_त बाधा अ�यादेश कK समा gत के बाद तुरंत 

आक�ष�त हो जाती है और धारा 13A के अंतग_त आदेश का Pन�पादन नहa Pकया जा सकता।  

(अनु�छेद 9) 

1949 के अTधPनयम III कK धारा 15(5) और सी.पी.सी. कK धारा 115 के अंतग_त याTचका, ¢ी जे. पी. गुgता, सब जज 

eथम ¢ेणी, चंडीगढ़ के yयायालय के 30 जुलाई, 1977 को Yदए गए आदेश कK संशोधन के Hलए, @जसमD दायर कK गई 

आपH�यC को खा/रज Pकया गया था, लेPकन Pबना Pकसी खच_ के। 

याTचकाकता_ के Hलए गोकल चंद Tम�ल, अTधवIा और अ£ण जैन, अTधवIा। 

ePतवाYदयC के Hलए आर. पी. बाली, अTधवIा। 
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!नण$य 

हरबंस लाल, जे. 

(1) यह आदेश HसPवल संशोधन सं�या 1056, 1656, 1320, 1669, 1714, 1720 और 1799 का 1977 का Pनपटान 

करेगा, >यCPक संशोधन याTचकाm के ¤खलाफ दायर Pकए गए आदेशC से समान e¥ त�य और कानून के उठते ह̂। पxC 

के तक¦ को उTचत �प से समझने के Hलए, HसPवल संशोधन सं�या 1056 का 1977 से संबंTधत त�य संxेप मD बताए 

गए ह̂। 

(2) याTचकाकता_ के ¤खलाफ Pन�कासन का आदेश ePतवाYदयC hारा पूव� पंजाब शहरी Pकराया ePतबंध अTधPनयम, 1949 

(इसे आगे 'अTधPनयम' कहा जाएगा) कK धारा 13-ए के तहत, जैसा Pक पूव� पंजाब शहरी Pकराया ePतबंध (चंडीगढ़ 

संशोधन) अ�यादेश (सं�या 14 का 1976) (इसे आगे 'अ�यादेश' कहा जाएगा) hारा संशोTधत Pकया गया था, Pकराया 

Pनयं�क hारा 27 अeैल, 1977 को पा/रत Pकया गया था। तUप�ात, याTचकाकता_ को PववाYदत प/रसर से बेदखल करने 

के Hलए काय_वाही कK गई थी। याTचकाकता_ ने धारा 47, पढ़{ गई धारा 151, HसPवल ePdया संPहता के तहत आपH�याँ 

दायर क¨, यह दावा करते �ए Pक अ�यादेश 9 मई, 1977 से eभावी �प से समाgत हो गया था और संचालन समाgत 

हो गया था। नतीजतन, Pन�कासन का आदेश भी समाgत हो गया था और Pन�पादन यो�य नहa था। इसे TडdKधारक 

ePतवाYदयC hारा चुनौती द{ गई थी। आपH�यC को सबऑªड�नेट जज, eथम ¢ेणी, चंडीगढ़ hारा Pवचारणीय आदेश के 

मा�यम से खा/रज कर Yदया गया था। वत_मान संशोधन याTचका उI आदेश के ¤खलाफ Pनद«Hशत है। 

(3) याTचकाकता_ के ¤खलाफ पा/रत Pन�कासन के आदेश कK Pन�पादनीयता मु�यतः PनcनHल¤खत आधारC पर चुनौती द{ गई 

है: 

(1) Pक 27 अeैल, 1977 को YदनांPकत Pन�कासन का आदेश, जब वह पा/रत Pकया गया था, वैध था, लेPकन 

@जस अ�यादेश के तहत वह पा/रत Pकया गया था, वह 9 मई, 1977 को समाgत होने के बाद Nवयं को समाgत 

कर Yदया और Pन�eाण हो गया; 

(2) यहां तक Pक यYद Pन�कासन आदेश वैध था, तो भी अ�यादेश कK समा gत के बाद वह अTधPनयम कK धारा 13 

के तहत Pन�पादन यो�य नहa था; और 

(3) Pक Pन�कासन का आदेश अ�यादेश hारा अTधPनयम मD प/रचPयत धारा 13A के तहत पा/रत Pकया गया था, 

लेPकन ऐसे आदेशC के Pन�पादन के Hलए कोई मशीनरी eदान नहa कK गई थी। वही अTधPनयम कK धारा 17 

के तहत Pन�पाYदत नहa Pकया जा सकता था।  

¢ी एच. एल. सा/रन और ¢ी जी. सी. Tम�ल, जो कुछ संशोधन याTचकाकता_m के Hलए जानकार वकKल ह̂, ने यह तक_  Yदया 

है Pक 17 Yदसंबर, 1976 को अ�यादेश के eवत_न से पहले, Pकराया Pनयं�क अTधPनयम कK धारा 13 मD उM®ल¤खत आधारC  



जे. एस. अरोरा (डॉ>टर) बनाम जे. एस. अरोड़ा (eोफ.) और अyय-(हरबंस लाल जे ) 

पर Pन�कासन का आदेश पा/रत कर सकता था। अ�यादेश के मा�यम से, धारा 13A को अTधPनयम कK धारा 13 के बाद पेश 

Pकया गया था। इस eावधान के तहत, यYद कD ¯ सरकार या Pकसी अyय Nथानीय eाTधकरण hारा आवंYटत Pकसी आवासीय 

भवन मD रह रहे मकान माHलक को इस आधार पर उसे खाली करने का आदेश Yदया गया था Pक वह चंडीगढ़ के कD ¯ शाHसत 

eदेश मD अपने नाम या अपनी पUनी या Pनभ_र ब�चे के नाम पर एक आवासीय या Pनयो@जत भवन का माHलक था, तो उसे 

धारा 18B मD Pनधा_/रत ePdया के अनुसार अपने Pकरायेदार को Yदए गए आवासीय भवन का तUकाल क�जा eाgत करने का 

अTधकार eदान Pकया गया था। इस eकार, धारा 13A के अंतग_त Pन�कासन का आदेश, अTधPनयम कK धारा 13 मD Pन±द�] 

PवचारC से पूरी तरह से अलग था। अ�यादेश के तहत धारा 13A और 18B और अyय eावधानC को मु�य अTधPनयम मD पेश 

Pकया गया था, जो संPवधान के अनुसार छह महीने तक अ²NतUव मD रहा। वही 9 मई, 1977 को समाgत हो गया, >यCPक 

संसद ने अ�यादेश के eावधानC को PवNता/रत करने वाला कोई कानून पा/रत नहa Pकया था, न ही इसके जीवन को संPवधान 

के Pकसी eावधान के तहत PवNता/रत Pकया गया था। अ�यादेश कK समा gत के बाद, जो Nप] �प से एक अNथायी कानून 

था, उसके eावधानC के तहत पा/रत सभी Pन�कासन आदेशC ने अपना जीवन और ऊजा_ खो द{ और समाgत हो गए। Pकसी 

भी कानून के तहत eदान Pकए गए अTधकार और PनPहत हो गए GHIयC के पx मD संचाHलत रहते ह̂ केवल सामाyय खंड 

अTधPनयम कK धारा 6 के तहत, लेPकन उI eावधान केवल उन कानूनC और कानूनC पर लागू होता है @जyहD संशोधन या रl 

करने वाले अTधPनयम hारा PनरNत Pकया गया था और वही उन पर लागू नहa होता है जो एक अNथायी अवTध के Hलए थे और 

केवल समय के eवाह से समाgत हो गए थे। बी. बंसगोपाल बनाम एcपरर (1), जतa¯ नाथ गुgता बनाम eो´व�स ऑफ Pबहार 

(2), एस. कृ�णन और अyय बनाम द Nटेट ऑफ म¯ास और अyय (3), और गोपी चंद बनाम Yद®ली eशासन, (4) पर भरोसा 

Pकया गया था। 

(4) एस. कृ�णन के मामले मD (सुe) पतंजHल शाN�ी, जे. (जैसा Pक वह तब थे), @जyहCने yयायालय कK ओर से बात कK थी, 

यह माना गया Pक एक अNथायी कानून के संबंध मD सामाyय Pनयम यह है Pक Pवपरीत Pवशेष eावधान के अभाव मD, इसके 

तहत Pकसी GHI के ¤खलाफ चल रही काय_वाही उस समय Nवतः समाgत हो जाएगी जैसे ही कानून समाgत हो जाता 

है। इस कानूनी Hसsांत को गोपी चंद के मामले मD (सुe) मD मंजूरी द{ गई थी। हालांPक, उपयु_I सभी मामलC मD, e¥ यह 

था Pक >या एक अNथायी कानून hारा बनाए गए अपराध के Hलए आरोपी का मुकदमा कानून कK समा gत के बाद चलाया 

जा सकता है, और यह माना गया Pक मुकदमे कK काय_वाही एक अNथायी कानून कK समा gत पर समाgत हो जाती है। 

(5) ePतवाYदयC के Hलए जानकार वकKलC ने ओTडशा राµय बनाम भूपD¯ कुमार बोस और अyय (5) पर भरोसा Pकया, @जसमD 

एक नगरपाHलका सTमPत के चुनावC को उ�च yयायालय hारा एक /रट याTचका मD अवैध ठहराया गया था। इसके बाद,  
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ओTडशा नगरपाHलका चुनाव वैधीकरण अ�यादेश पा/रत Pकया गया @जसने उन चुनावC को अदालत hारा Pनण_य के 

बावजूद वैध बना Yदया। उI अ�यादेश छह महीने बाद समाgत हो गया। नगरपाHलका चुनाव को अवैध घोPषत करने 



वाले पx ने Pफर से एक /रट याTचका दायर कK, @जसमD यह तक_  Yदया गया Pक उI अ�यादेश के समय के eवाह से 

समाgत होने के बाद, नगरपाHलका चुनावC कK अवैधता, जो उपयु_I अ�यादेश hारा ठ¶क कK गई थी, पुनः जीPवत हो गई 

थी। सव·�च yयायालय के उनके लॉड_Hशप ने यह माना Pक एक अNथायी अTधPनयम के संबंध मD PनरNत करने वाले 

अTधPनयम के संबंध मD सामाyय खंड अTधPनयम कK धारा 6 के eावधान लागू नहa होते ह̂ और यह एक सामाyय Pनयम 

है Pक एक अNथायी कानून के तहत Pकसी GHI के ¤खलाफ Hलए गए काय_वाही Nवतः समाgत हो जाएगी जैसे ही कानून 

समाgत हो जाता है और यह Pवधानमंडल के Hलए है Pक वे एक अNथायी कानून मD Pवशेष eावधान बनाकर Pवसंगत 

प/रणामC से बचने के Hलए आव`यक कदम उठाए।ं एस. कृ�णन के मामले (सुeा) पर Pवचार करने के बाद, उनके 

लॉड_Hशप ने माना, - 

"लेPकन अNथायी अTधPनयम कK समा gत के eभाव के बारे मD सामाyय Pनयम अनcय नहa है और अपवादC को 

Nवीकार करता है। अNथायी अTधPनयम कK समा gत का >या eभाव होगा इस पर Pनभ_र करेगा Pक अTधPनयम के 

eावधानC से उUपyन अTधकार या दाPयUव कK eकृPत >या है और वे Pकस च/र� के ह̂, चाहे उI अTधकार और 

दाPयUव Nथायी ह̂ या नहa। इसHलए, अNथायी अTधPनयम कK समा gत के eभाव पर Pवचार करते समय Pकसी अनcय 

Pनयम को Pनधा_/रत करना असुरuxत होगा। यYद अTधPनयम hारा सृ@जत अTधकार Nथायी च/र� का है और GHI 

मD PनPहत हो गया है, तो उस अTधकार को यह कहकर नहa Hलया जा सकता Pक उसे सृ@जत करने वाला अTधPनयम 

समाgत हो गया है। यYद Pकसी GHI पर अTधPनयम के तहत कोई दंड लगाया गया है और उस पर eभाPवत Pकया 

गया है, तो अTधPनयम कK समा gत के बाद भी दंड का लगाना जीPवत रहेगा। यही मामले मD सही कानूनी MNथPत 

eतीत होती है।" 

भूपD¯ कुमार बोस के मामले (5 सुe) मD Pनण_य के अनुपात को एम/एस. वेलजी लखामसी और अyय बनाम एम/एस. बेनेट 

कोलमैन और अyय, (6), मD माyयता eाgत Pकया गया, @जसमD मकान माHलक ने एक गोदाम का Pनमा_ण Pकया था जो अeैल, 

1944 मD बॉcबे डॉ>स मD न] हो गया था। तबाह xे� के योजनाबs Pवकास को बढ़ावा देने के Hलए, बॉcबे के गवन_र ने Hसट{ 

ऑफ बॉcबे (PबM®डंग व>स_ /र N�>शन) अTधPनयम, 1944 पा/रत Pकया, जो नगरपाHलका आयुI कK अनुमPत के Pबना 

पुन�न�मा_ण को रोकता था। नगरपाHलका आयुI ने मकान माHलक को गोदाम के �प मD अNथायी संरचना बनाने कK Hल¤खत 

अनुमPत द{, @जसके तहत Pकसी भी सुधार या नगर Pनयोजन योजना के अनुसार, उI Pनमा_ण को Pकसी भी समय �वNत 

करने का आदेश Yदया जा सकता है। मकान माHलक ने गोदाम बनाए और उyहD सुeीम कोट_ के अपीलकता_ को Pकराए पर दे 

Yदया। नगर Pनयोजन योजना के अंPतमीकरण के बाद, मकान माHलक ने Pकरायेदार को उसे खाली करने का नोYटस जारी 

Pकया। इस बीच, Hसतंबर, 1958 मD, नगरपाHलका आयुI ने मकान माHलक को उनके hारा अनुमPत के अनुसार बनाई गई  

जे. एस. अरोरा (डॉ>टर) बनाम जे. एस. अरोड़ा (eोफ.) और अyय-(हरबंस लाल जे ) 

संरचना को �वNत करने का नोYटस जारी Pकया। Pकरायेदार के प/रसर को खाली न करने पर, बॉcबे मD लागू रDट कं�ोल 

अTधPनयम के तहत Pन�कासन के Hलए मुकदमा दायर Pकया गया। जब लेसी ने प/रसर खाली करने मD असफलता Yदखाई, तो 

बॉcबे मD लागू रDट कं�ोल ए>ट के तहत Pन�कासन के Hलए मुकदमा दायर Pकया गया। परीxण yयायालय hारा Pन�कासन का 



आदेश पा/रत Pकया गया था, लेPकन अपील मD उसे PनरNत कर Yदया गया। ºसरी अपील मD, उ�च yयायालय hारा Pन�कासन 

का आदेश पुनः बहाल Pकया गया। सुeीम कोट_ मD अपील मD, उठाया गया एक तक_  यह था Pक 1944 का बॉcबे अTधPनयम, 

@जसके तहत नगर आयुI ने शत» लगाकर अनुमPत द{ थी, एक अNथायी कानून था और इसHलए, उसकK समा gत पर, उसे 

Pव�वंस का आदेश देने का xे�ाTधकार नहa था। उनके लॉड_Hशgस ने सुeीम कोट_ मD पैरा¼ाफ 15 मD इस eकार Pनधा_/रत Pकया: 

"यह सच है Pक एक अNथायी कानून के ¤खलाफ Pकए गए अपराधC का, एक सामाyय Pनयम के �प मD, कानून कK 

समा gत से पहले अuभयोजन और दंTडत Pकया जाना चाPहए और Pवपरीत Pवशेष eावधान के अभाव मD, एक GHI 

के ¤खलाफ अNथायी कानून के तहत Hलए जा रहे आपराTधक काय_वाही Nवतः ही कानून कK समा gत पर समाgत हो 

जाएगी। लेPकन हमारी राय मD, आपराTधक काय_वाही या भौPतक ePतबंध कK समानता को उन अTधकारC और 

दाPयUवC तक PवNता/रत नहa Pकया जा सकता @जन पर हम यहां ½च�तन कर रहे ह̂, >यCPक यह भी उतना ही NथाPपत 

है Pक अNथायी कानून के तहत संपyन और पूण_ Pकए गए लेनदेन अ>सर इसके समाgत होने के बावजूद बने रहते ह̂ 

और इसी तरह वहां eाgत या अ¾ज�त अTधकार या दाPयUव भी, कानून के eावधानC और अTधकारC और दाPयUवC के 

Nव�प और eकृPत के आधार पर Pनभ_र करते ह̂।" 

इस Pवषय पर अं¼ेजी मामलC कK एक सं�या पर चचा_ करने के बाद, आगे इस eकार Pनधा_/रत Pकया गया था: 

"उपरोI चचा_ से यह Nप] �प से Hसs होता है Pक >या अNथायी कानून के eावधानC से eवाPहत होने वाले ePतबंध, 

अTधकार और दाPयUव समय के eवाह से Nवतः समाgत होते ह̂ या वे कानून कK समा gत के बाद भी जीPवत और 

बने रहते ह̂, यह कानून कK Gा�या और अTधकारC, ePतबंधC और दाPयUवC के Nव�प और eकृPत पर Pनभ_र करता 

है और इस संबंध मD कोई कठोर या अGवMNथत Pनयम नहa बनाया जा सकता। इसHलए, हमD Pवचाराधीन अNथायी 

कानून कK eावधानC कK जांच करनी चाPहए, अथा_त बॉcबे अTधPनयम, 1944, जो लंबे समय से समाgत हो चुका है 

और परTमट (एM�जPबट 'ए') कK जांच करनी चाPहए Pक >या उसमD से Pकसी भी भाग से उUपyन होने वाले ePतबंध, 

अTधकार और दाPयUव अTधPनयम कK समा gत के बाद बने रहे और जीPवत रहे। अTधPनयम, जैसा Pक उसके 

eNतावना और उlे`य और कारणC से Nप] है, PवNफोटC से तबाह �ए xे� मD योजनाबs शहरी Pनयोजन कK सोची 

गई योजना के साथ संघष_ कर सकने वाले अMNथर तरीके से भवनC के Pवकास को रोकने के Hलए Tडजाइन Pकया 

गया था। अTधPनयम कK धारा 3, जो संबंTधत xे� मD भवन काय¦ पर ePतबंध लगाने से संबंTधत थी, उसमD नगर 

आयुI को इस तरह कK शत» लगाने का अTधकार Yदया गया था, जो वह भवन या संरचना के Pनमा_ण के Hलए 

अनुमPत देते समय Pन±द�] कर सकते थे। वत_मान मामले मD, नगर आयुI ने ePतवाYदयC को e¥ मD gलॉट पर Pनमा_ण 

करने कK अनुमPत द{, इस Nप] शत_ के अधीन Pक उyहD जब भी ऐसा करने के Hलए कहा जाए, बॉcबे PबM®डंग टाउन  
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gला´न�ग अTधPनयम के तहत बनाई जा सकने वाली Pकसी भी सुधार योजना को eभावी बनाने के Hलए उyहD उस 

संरचना को Pगरा देना होगा। इस eकार, Pनमा_ण कK अनुमPत देने के Hलए लगाई गई शत¦ से eवाPहत होने वाले 



अTधकार और दाPयUव भवन के NवाTमUव से सदा के Hलए जुड़े �ए थे और वे बॉcबे अTधPनयम, 1944 कK अवTध 

तक सीTमत नहa थे। तदनुसार, हम संतु] ह̂ Pक बॉcबे अTधPनयम, 1944 कK धारा 3 और 8 के eावधान Nथायी थे, 

@जनके तहत लगाए गए ePतबंधC, अTधकारC और दाPयUवC के संबंध मD। इसHलए, उyहCने नगर आयुI, ¼ेटर बॉcबे 

hारा परTमट (एM�जPबट 'ए') देने के समय लगाई गई GHIगत शत¦ के तहत eाgत Pकए गए अTधकार समय सीमा 

के अधीन नहa थे और अTधPनयम कK समा gत के साथ नहa समाgत �ए।" 

(6) इसHलए, कानून कK उपरोI धारणा को हमारा माग_दश_क Hसतारा मानते �ए, हमD अ�यादेश कK योजना और उसके तहत 

बनाए गए अTधकारC कK eकृPत का परीxण करना होगा। मकान माHलकC के PहतC और PकरायेदारC के PहतC के बीच 

संतुलन बनाए रखने के Hलए, जो मकान माHलक Pबना Pकसी ePतबंध के PकरायेदारC को बेदखल करने के Hलए उUसुक 

थे और PकरायेदारC के Hलए उUपyन होने वाली कYठनाइयC कK अनदेखी कर रहे थे, साथ ही उन PकरायेदारC के Hलए भी 

जो मकान माHलक कK वाNतPवक आव`यकता के बावजूद अपने क�जे मD प/रसर रखने के Hलए उतने ही उUसुक थे; 

लगभग हर eांत मD Pकराया ePतबंध कानून पा/रत Pकए गए और पूव� पंजाब शहरी Pकराया ePतबंध अTधPनयम, 1949, 

पंजाब मD पा/रत Pकया गया। धारा 13 के Pवuभyन उपधाराm मD एक मकान माHलक hारा Pकरायेदार को बेदखल करने 

या उ�राs_ hारा अपने प�े कK रxा करने के सभी आधारC को स¿cमHलत Pकया गया था। पीTड़त पx को भी धारा 

15(1)(बी) के तहत Pकराया Pनयं�क के आदेश को अपील hारा चुनौती देने का अTधकार eदान Pकया गया था, साथ ही 

धारा 15 कK उपधारा (5) के तहत उ�च yयायालय मD संशोधन का अTधकार भी Yदया गया था। Pन�कासन का आदेश 

xे�ाTधकार वाले HसPवल yयायालय के TडdK के �प मD मकान माHलक hारा Pन�पाYदत Pकया जा सकता था, धारा 17 

के तहत। 1976 मD, भारत सरकार ने एक नीPतगत Pनण_य Hलया Pक @जन कम_चा/रयC ने अपने नाम या अपनी पUनी या 

Pनभ_र ब�चC के नाम पर आवासीय या Pनयो@जत भवनC का Pनमा_ण Pकया था, उyहD सरकारी भवनC मD रहने कK अनुमPत 

नहa द{ जानी चाPहए थी। इस उlे`य को eाgत करने के Hलए, अTधPनयम के तहत Pकराया Pनयं�क को संxेप मD Pनण_य 

करने कK शHIयां eदान कK गÀ ताPक उन नौकरशाहC के PकरायेदारC के ¤खलाफ मकान माHलकC hारा दायर आवेदनC 

पर अ�यादेश लागू करके Pन�कासन के आदेश पा/रत Pकए जा सकD । इस अ�यादेश के तहत ही मकान माHलक को 

अTधPनयम कK धारा 13-ए के तहत अपने प/रसर से Pकरायेदार का तUकाल क�जा eाgत करने का अTधकार eदान Pकया 

गया था, जो अ�यादेश के तहत जोड़ा गया था। धारा 18-बी के तहत Pकराया Pनयं�क hारा संxेप मD Pनण_य के Hलए एक 

अलग ePdया भी Pनधा_/रत कK गई थी @जसमD Pकरायेदार को अपने Pन�कासन के Hलए मकान माHलक hारा दायर याTचका 

के ¤खलाफ Nवयं कK रxा करने का सामाyय अTधकार नहa था, जो धारा 18-बी कK उपधारा (4) के तहत था। Pकराया 

Pनयं�क से समन eाgत करने पर Pकरायेदार को Nवयं कK रxा के Hलए Pवशेष अनुमPत eाgत करनी पड़ती थी। यYद यह 

अनुमPत eदान नहa कK गई, तो माना जाता था Pक Pकरायेदार hारा Pन�कासन के Hलए आवेदन को Nवीकार कर Hलया  
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गया है। उपधारा (7) मD आगे eावधान Pकया गया था Pक Pनयं�क को "छोटे मामलC कK अदालत कK ePdया और ePdया 

का पालन करना है, @जसमD सा�य का /रकॉÁड�ग शाTमल है।" उपधारा (8) के तहत, अपील या Phतीय अपील का 



अTधकार भी हटा Yदया गया था। हालांPक, अ�यादेश जारी करने वाले eाTधकरण को अ�यादेश मD PनPहत eावधानC कK 

गंभीर eकृPत का पूरी तरह से Âान था और उसने इसे एक अNथायी Nव�प के �प मD इलाज करने का इरादा Nप] �प 

से अ�यादेश कK धारा 2 मD GI Pकया था, जो पुनः eNतुत कK गई है: 

"इस अ�यादेश के संचालन कK अवTध के दौरान, पूव� पंजाब Pकराया ePतबंध अTधPनयम, 1949, जैसा Pक चंडीगढ़ 

के कD ¯ शाHसत eदेश मD लागू है (इसे आगे 'मु�य अTधPनयम' कहा जाएगा), धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मD Pन±द�] 

संशोधनC के अधीन eभावी होगा।" 

यह इरादा इस त�य hारा और भी मजबूत Pकया गया था Pक छह महीने कK समा gत के बाद, इस अ�यादेश को संसद मD उTचत 

कानून बनाकर Pकसी Nथायी कानून मD प/रव�त�त नहa Pकया गया था, न ही इसे संPवधान के eावधानC के तहत PवNता/रत Pकया 

गया था। मुझे बताया गया है Pक कD ¯{य सरकार कK यह नीPत Pक उसके कम_चा/रयC को उyहD आवंYटत सरकारी प/रसरC को 

खाली करने के Hलए कहा जाए अगर वे अपने Nवयं के प/रसर के माHलक हC, को भी Uयाग Yदया गया था। यही कारण eतीत 

होता है Pक अ�यादेश मD PनPहत कानून को Nथायी कानून नहa बनाया गया था। अ�यादेश को लागू करने के समय भी, भारत 

सरकार इसमD PनPहत मूल नीPत को Nथायी �प से लागू करने के Hलए उUसुक eतीत नहa होती थी। इस eकार, अ�यादेश कK 

पूरी योजना और इसके आव`यक उlे`य को देखते �ए, यह नहa कहा जा सकता Pक अ�यादेश बनाने वाली कानून Pनमा_ण 

eाTधकरण ने Pकसी Nथायी या Yटकाऊ eकृPत के नए और कठोर Pन�कासन के अTधकार को सृ@जत करना चाहा था। अ�यादेश 

कK धारा 2 से यह Nप] है Pक धारा 5 के तहत मकान माHलकC को eद� Pन�कासन और तUकाल क�जा eाgत करने के 

अTधकार, @जyहD मु�य अTधPनयम के eावधानC के अधीन Pकया गया था, केवल अ�यादेश के संचालन कK अवTध के Hलए ही 

सुPनu�त Pकए गए थे, न Pक उसके बाद। इन सभी प/रMNथPतयC और अNथायी Pवधान कK पृ�भूTम से यह काफK उTचत है Pक 

अगर अ�यादेश कK अवTध के दौरान कोई मकान माHलक अपने प/रसर पर Pकरायेदार के साथ प�े पर क�जा करने मD सफल 

रहा था, Pन�कासन का आदेश वाNतव मD, और त�याUमक �प से, इसके ता�क�क अंत तक प�ँचाया गया था, Pकरायेदार को 

पुनः उस द{ गई संपH� मD बहाल करने का अTधकार पुनज�Pवत नहa होगा। हालांPक, @जन मामलC मD धारा 13-ए के तहत 

Pकराया Pनयं�क hारा Pन�कासन का आदेश पा/रत Pकया गया था लेPकन वह Pन�पाYदत नहa �आ था >यCPक Pकरायेदार 

PववाYदत प/रसर मD क�जा मD बना �आ था, ऐसे मामलC मD आदेश कK अवTध को अ�यादेश के NवचाHलत अंत के बाद PवNता/रत 

नहa Pकया जा सकता। 

(7) उपरोI Gा�या के आलोक मD, ePतवाYदयC के Hलए जानकार वकKल का यह तक_  Pक अTधPनयम कK धारा 13-ए के 

तहत मकान माHलकC के पx मD पा/रत Pन�कासन का आदेश, अ�यादेश के समाgत होने के बावजूद जीPवत रहा और वह 

अTधPनयम कK धारा 13 के तहत Pन�कासन के आदेश के समान Pन�पादन यो�य था, बरकरार नहa रखा जा सकता और 

इसे खा/रज करना होगा। यहां तक Pक अगर यह माना जाता है Pक धारा 13-ए के तहत Pन�कासन का आदेश अ�यादेश  
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के बाद भी जीPवत है, तो अगला e¥ यह है Pक >या ऐसा आदेश अ�यादेश के अ²NतUव समाgत होने के बाद Pन�पादन 

यो�य है या नहa? 



(8) याTचकाकता_ के Hलए जानकार वकKल के अनुसार, Pवधानमंडल का Pनद«श Pवशेष �प से अTधPनयम कK धारा 13(1) मD 

PनPहत है, @जसमD कहा गया है Pक कोई भी Pकरायेदार धारा 13 मD उM®ल¤खत Pकसी भी आधार पर पा/रत Pन�कासन के 

आदेश के Pन�पादन के अलावा Pनकाला नहa जा सकता है। उI eावधान नीचे पुनः eNतुत Pकया गया है: 

"13(1) Pकसी भवन या Pकराये कK जमीन का क�जा रखने वाला Pकरायेदार, इस अTधPनयम के आरंभ होने से 

पहले या बाद मD पा/रत TडdK के Pन�पादन मD या अyयथा, और चाहे Pकराये कK समा gत से पहले या बाद मD, इस 

धारा के eावधानC के अनुसार या 1947 के पंजाब शहरी Pकराया ePतबंध अTधPनयम कK धारा 13 के तहत बनाए 

गए आदेश के प/रणामNव�प वहां से Pनकाला नहa जाएगा, @जसे बाद मD संशोTधत Pकया गया।" 

यह तक_  Yदया जा रहा है Pक वत_मान मामलC मD, धारा 13-ए के तहत पा/रत Pन�कासन का आदेश धारा 13 के तहत Pन�कासन 

के आदेश कK eकृPत को नहa धारण कर सकता। जानकार वकKल ने यहां तक जोर देते �ए कहा Pक अ�यादेश के eवत_न के 

दौरान भी, धारा 13-ए के तहत पा/रत Pन�कासन का आदेश अTधPनयम कK धारा 17 के तहत Pन�पादन यो�य नहa था, जो 

केवल धारा 10 या धारा 13 के तहत आदेशC के Pन�पादन के Hलए eावधान करता है और Pकसी अyय आदेश के Hलए नहa। 

ePतवाYदयC के Hलए जानकार वकKल के अनुसार, अ�यादेश के मा�यम से धारा 13-ए को बनाकर, केवल एक अPत/रI 

Pन�कासन का आधार Pनधा_/रत Pकया गया था और इन प/रMNथPतयC मD, धारा 13-ए को अTधPनयम कK धारा 13 के एक PहNसे 

के �प मD या उसी के अपवाद या उपबंध के �प मD देखा जाना चाPहए। याTचकाकता_ कK ओर से, ¢ीमती पÄा वती बनाम 

मेहता फकKर चंद (7), और मतु राम बनाम राम Yद�ा और अyय (8) पर Pनभ_रता कK गई है। ePतवाYदयC के Hलए जानकार 

वकKल के अनुसार, उपरोI Pनण_यC का अनुपात वत_मान मामलC के त�यC पर लागू नहa होता है >यCPक उन मामलC मD, 

Pन�कासन का आदेश संपH� हNतांतरण अTधPनयम के तहत मुकदमC मD पा/रत Pकया गया था, न Pक अTधPनयम के eावधानC 

के तहत, और इसHलए, Pन�कासन के आदेशC को अTधPनयम कK धारा 13 के तहत आदेशC के �प मD संभवतः नहa माना जा 

सकता है। यYद धारा 13-ए के तहत Pन�कासन का आदेश धारा 13 के तहत एक आदेश के �प मD माना जाता है, तो Nप] 

�प से धारा 13(1) के तहत लगाया गया बाधा नहa होगा और याTचकाकता_ कK ओर से उठाया गया तक_  सभी पदाथ_ से रPहत 

हो जाएगा और ऐसा आदेश अTधPनयम कK धारा 17 के तहत भी Pन�पादन यो�य होगा। हालांPक, अगर वत_मान मामलC मD 

धारा 13-ए के तहत Pन�कासन का आदेश धारा 13 के तहत एक आदेश के �प मD नहa माना जाता है, तो आगे का e¥ यह 

होगा: >या वह अ�यादेश कK समा gत के बाद Pन�पादन यो�य है, भले ही वह अ�यादेश के जीवनकाल के दौरान Pन�पादन 

यो�य था? 

(9) अ�यादेश कK धारा 2 कK गहन समीxा से यह संदेह नहa रहता Pक अ�यादेश के जीवनकाल के दौरान, अTधPनयम के 

eावधान अ�यादेश मD PनPहत eावधानC के अधीन थे और इस eकार धारा 13-ए के तहत पा/रत Pन�कासन के आदेश को 

अTधPनयम के eावधानC के तहत पा/रत एक आदेश के �प मD माना जाना था। हालांPक धारा 13-ए का उ®लेख धारा  
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17 मD Pवशेष �प से नहa Pकया गया है, @जसमD Pन�कासन के आदेश के Pन�पादन का eावधान Pकया गया है, Pफर भी 

अ�यादेश के अ²NतUव के दौरान धारा 13-ए के तहत आदेश को इस Gा�या को अपनाकर Pन�पादन यो�य नहa बनाया 



जा सकता Pक अ�यादेश के तहत Pन�कासन के आदेशC के Pन�पादन के Hलए कोई मशीनरी eदान नहa कK गई थी। 

अ�यादेश बनाने वाली eाTधकरण का इरादा काफK Nप] था Pक धारा 13-ए के तहत Pन�कासन का आदेश मकान माHलक 

को तUकाल क�जे का अTधकार eदान करने के Hलए था और इस eकार, Pकरायेदार को तUकाल क�जा देने कK दाPयUव 

के अंतग_त होना चाPहए। चंूPक Pन�कासन के आदेश के Pन�पादन कK मशीनरी केवल अTधPनयम कK धारा 17 के तहत 

eदान कK गई थी, इसHलए यह Pन�कष_ Pनकालने से बचा नहa जा सकता है Pक अ�यादेश के इरादे को पूरा करने के Hलए, 

यह माना जाना चाPहए Pक धारा 13-ए के तहत Pन�कास न का आदेश धारा 17 के तहत Pन�पादन यो�य था, उसी eकार 

जैसे धारा 13 के तहत एक आदेश के Hलए होता है। हालांPक, इससे यह Pन�कष_ Pनकालना संभव नहa है Pक धारा 13-

ए के तहत के आदेश वाNतव मD अTधPनयम कK धारा 13 के तहत के आदेश ह̂। जहां धारा 13 के तहत, मकान माHलक 

और Pकरायेदार दोनC को Pन�कासन के Hलए याTचका तय करने से पहले अपने-अपने दावC को साPबत करने और NथाPपत 

करने के Hलए सा�य eNतुत करने का अTधकार और दाPयUव है, वहa धारा 6 के तहत अ�यादेश hारा मु�य अTधPनयम मD 

धारा 18-बी जोड़कर संxेप मD ePdया eदान कK गई थी, और यह Nप] �प से Pन±द�] Pकया गया था Pक Pकरायेदार को 

Pकसी भी सा�य को eNतुत करने का अTधकार नहa होगा, Hसवाय जब Pकराया Pनयं�क hारा Pवशेष �प से अनुमPत द{ 

जाए, और आगे यह Pक धारा 13-ए के तहत आदेश पा/रत करने के Hलए Pकराया Pनयं�क छोटे मामलC कK अदालत कK 

ePdया का पालन करDगे। Pकरायेदार को उसके अपील के अTधकार से भी वंTचत कर Yदया गया था, जो उसे अyयथा 

अTधPनयम कK धारा 15 के तहत eाgत था। अ�यादेश और अTधPनयम कK गहन समीxा Nप] �प से दशा_ती है Pक न 

केवल कD ¯ या राµय सरकार के कम_चारी होने के नाते मकान माHलक को एक नया और कठोर Pन�कासन का अTधकार 

eदान Pकया गया था, बM®क एक अलग संxेप ePdया भी Pनधा_/रत कK गई थी। अTधकार कK eकृPत और उस पर Pनण_य 

Pकए जाने के तरीके को देखते �ए, धारा 13-ए के तहत Pन�कासन का आदेश अTधPनयम कK धारा 13 के तहत एक 

आदेश के �प मD नहa माना जा सकता है। यह MNथPत होने के कारण और धारा 13-ए के तहत आदेश एक अलग और 

Nवतं� आदेश होने के कारण, @जसका धारा 13 से कोई संबंध नहa है, अTधPनयम कK धारा 13(1) कK बाधा अ�यादेश 

कK समा gत के बाद तुरंत आक�ष�त हो जाएगी और धारा 13-ए के तहत आदेश Pन�पादन यो�य नहa होगा। 
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(10) इस eकार, यह माना जाता है Pक वत_मान मामलC मD धारा 13-ए के तहत Pन�कासन का आदेश अ�यादेश कK 

समा gत के बाद Nवयं समाgत हो गया है, न ही वह Pन�पादन यो�य है। इस Pन�कष_ के ÅP]कोण से, सभी संशोधन 



याTचकाए ंNवीकार कK जाती ह̂ और PववाYदत आदेशC को PनरNत Pकया जाता है। हालांPक, खच_ के संबंध मD कोई आदेश 

नहa होगा। 

 

के. ट{. एस. 

पुनरीxण HसPवल 

एस. एस. संधावाHलया और जे. एम. टंडन, yयायाधीशC के समx    

करतार Æस�ह-याTचकाकता_ 

बनाम 

राµय-ePतवाद{ 

आपराTधक संशोधन सं�या 1973 का 639 

29 माच_ 1978 

  

पंजाब आबकारी अTधPनयम (I का 1914)-धारा 3 उपधारा 13-ए और 61(1)(c)-भारतीय सा�य अTधPनयम (I का 1872) 
धारा 45-काम कर रहे  Nटल से लाहन कK वसूली-आबकारी Pनरीxक का सा�य जो उसके eHशxण कK Gा�या नहa करता 
है और न ही यह Pन±द�] करता है Pक लाहन कK परीxण उसके eHशxण का PहNसा कैसे था-ऐसा सा�य->या Nवीकार Pकया 
जा सकता है-लाहन को PवशेषÂ सा�य hारा साPबत Pकया जाना चाPहए या नहa। 
यह माना गया Pक लाहन को PवशेषÂ के सा�य hारा साPबत करने का अनुमान Pनराधार है और इस eNताव के Hलए कोई 
वैधाPनक Pनयम या अyय Hसsांत नहa है। चंूPक न तो eमाण के तरीके का Pनधा_रण पंजाब आबकारी अTधPनयम 1914 hारा 
Pकया गया है और न ही यह बताया गया है Pक यह PवशेषÂ के सा�य के आधार पर Pकया जाना चाPहए, इसHलए यह नहa 
कहा जा सकता Pक आबकारी Pनरीxक का सा�य भारतीय सा�य अTधPनयम 1872 कK धारा 45 के दायरे मD लाया जाना 
चाPहए। इसका प/रणाम यह होता है Pक अuभयोजन को सामाyय तरीके से बोझ उठाना होता है ताPक eाgत साम¼ी को कानून 
hारा Pनधा_/रत प/रभाषा के अंतग_त लाया जा सके। ऐसा होने पर, सा�य के मू®यांकन और उसे Yदए गए वजन पर आम Pनयम 
पर वापस जाना होगा। इसHलए, अuभयोजन पंजाब आबकारी अTधPनयम कK धारा 3 उपधारा 13 ए कK आव`यकताm को 
पूरा करने के Hलए एक सामाyय गवाह को भी पेश कर सकता है। 

(अनु�छेद 9 और 10) 
गरदावर Æस�ह बनाम पंजाब राµय, 1975, सी.एल.आर. 246 
रघबीर Æस�ह बनाम पंजाब राµय, 1976, सी.एल.आर. 81 
  

ख़ा/रज कर Yदया 
                  
अमर द�, अTधवIा, याTचकाकता_ के Hलए 
डी. डी. जैन, अTधवIा, ए. जी. के Hलए 
 
अNवीकरण  : Nथानीय  भाषा  मD  अनुवाYदत Pनण_य वाद{ के सीTमत उपयोग के Hलए है ताPक वह अपनी भाषा मD इसे समझ सके 
और Pकसी अyय उlे`य के Hलए इसका उपयोग नहa Pकया जा सकता है । सभी Gवहा/रक और आTधका/रक उlे`यो के Hलए 
Pनण_य का अं¼ेजी संNकरण eमाuणक होगा और Pन�पादन और काया_yवयन के उlे`य के Hलए उपयुI रहेगा । 

                      

रामनीक कौर 
eHशxु yयाPयक अTधकारी 



(Trainee Judicial Officer)  
फ़रीदाबाद, ह/रयाणा 

 
 


